भारत में रोजगार व बेरोजगारी का विवरण
1. आर्थिक योजना में रोजगार के प्रतिदृष्टिकोण। 
भारत में नियोजन का पूरा ध्यान, दीर्घकाल में उत्पादन की ऊंची विकास दरों को पाने पर केंद्रित रहता है। मूलभूत मान्यता यह थी कि - रोजगारपरक लोगों के संबंध में पूंजीगत माल के अभाव से अर्थव्यवस्था के विकास पर आधारभूत बाधा पैदा हो जाती है। उसी कारण योजना-प्रक्रिया-किसी प्रकार की स्वतंत्र रोजगार-नीति को परिभाषित नहीं कर पाती। रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने को जरुरी माना गया। आंरभ में श्रम-शक्ति के प्रसार को इस संबंध में समस्या की तरह नहीं देखा गया। अत: पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की उपलब्धता को, विकास-प्रक्रिया के एक भाग के रूप में माना गया, न कि विवादित लक्ष्य अथवा आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र रूप से जारी रखने योग्य।
2. भारत में रोजगार नियोजन
 बेरोजगारी से निपटने के लिए समय-समय पर दृष्टि-कोण बदलता रहा। नियोजन के आरंभिक वर्षों में मूलत: तेज औद्योगिक विकास व जनसंख्या-नियंत्रण की अपेक्षाओं के लिए विश्वसनीय माना गया। ये अपेक्षाएं फलीभूत नहीं हुई और देखा गया कि रोजगार के विकास की दर सामान्यत: अर्थवयवस्था की सकल विकास दर (GDP) से कम ही रही। गंभीर सूखे और मानसून के अभाव से जनसंख्या के बड़े भाग को व्यापक हानि हुई। इसलिए आगामी नियोजनों, रणनीतियों, नीतियों व कार्यक्रमों में रोजगार उत्पन्न करने को बल देने को विशिष्ट उदेश्य के रूप में पुन: प्रारुपित किया गया। सत्तर व अस्सी के दशकों जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा एनआरईपी, आरएलईजीपी जैसी विशिष्ट योजनाओं का प्रादुर्भाव, हुआ। साथ ही उद्यमिता व स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बेरोजगार और गरीबों को परिसंपत्ति, दक्षता व अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। यद्यपि सत्तर-अस्सी के दशकों में रोजगार विभिन्न स्तरों पर धीरे-धीरे फैलता गया, रोजगार की विकास दर श्रम-शक्ति से पिछड़ी रही। शिक्षितों में बेरोजगारी का प्रसार पाया गया। रोजगार की स्थिति का अन्य लक्षण आय और उत्पादकता के निचले स्तरों पर कार्यरत नियोजितों का विशाल अनुपात भी है। अस्सी के दशक में प्रतिस्पर्धा से असंबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की तात्कालिन कार्यनीतियों में कमियां उजागर हुईं ।
3. गरीबी उपशमन व रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम
 गरीबी हटाओ रणनीति में गरीबी-उपशमन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों की विविध कड़ियां हैं। जिनमें से कई तो अनेक वर्षों से रोजगार पैदा करने, उत्पादक परिसंपत्तियां बनाने, तकनीकी और उद्यमिता कौशल बढानें तथा गरीबों की आय में वृ्द्वि को सदृढ़ कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबी-रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को वेतन रोजगार व स्वरोजगार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1998-99 में विभिन्न गरीबी-उपशमन व रोजगारोत्पादक कार्यक्रमों को, स्वरोजगार व वेतन रोजगार योजनाओं की दो विस्तृत श्रेणियों में बांटा गया। अच्छे परिणाम पाने के लिए निधि व संगठनात्मक ढांचों का भी निर्धारण किया गया। ये कार्यक्रम मूलत: गरीबी हटाने के लिए हैं और साधारणतः स्थाई रोजगार सृजन में सहायक नहीं रहे हैं।
4. वैश्विक रोजगार परिप्रेक्ष्य
वर्ष 1998-99 की विश्व रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति, इस प्रकार है:- 
· वर्ष 1997 में 6 बिलियन की अनुमानित: जनसंख्या में से लगभग 3 बिलियन श्रमिक थे।
· 160 मिलियन लोग पूर्णतया बेरोजगार अनुमानित किए गए हैं।
· रोजगार प्राप्त श्रमिकों में लगभग 25-30% को कम रोजगार उपलब्ध था।
· 15-24 वर्ष की आयु वर्ग के अधिकांश युवा लोग (वर्ष 1997 यें लगभग 60 मिलियन) लगातार रोजगार की तलाश में थे अर्थात् बेरोजगार थे।

उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले:-
· अकुशल या कम कुशल श्रमिकों की सीमित मांग।
· कार्य के संगठनात्मक रूप में परिवर्तनों व सुधारों तथा तकनीकी विकास के कारण कुशल-श्रमिकों की मांग में वृद्वि। 
· श्रम बल की सतत् रोजगारपरकता बनाए रखने में समस्याएं।
· बहु-कौशल की मांग।
विश्व रोजगार रिपोर्ट में अनुशंसित कुछ महत्त्वपूर्ण नीतियां हैं:-
· कौशल-विकास और वर्धित स्तर पर प्रशिक्षण में समयोचित निवेश।
· श्रमिकों के शैक्षिक व कौशल स्तर में सुधार 
· अनुक्रियाशील प्रशिक्षण व्यवस्था।
· सभी स्टेक होल्डरों की प्रभावशाली भागीदारी की आवश्यकता।
5. भारत में रोजगार व बेरोजगारी का परिदृश्य
भारत में कृषि के रितु स्थिति पर निर्भर होने के कारण समय-प्रबंधन और कार्य की उपलब्धता ही रोजगार के मापदंड हैं। रोजगार-मापक स्वीकृत तरीका सामान्य स्थिति है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पांच वर्षों में एक बार किए जाने वाले सर्वेक्षण से रोजगार/बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान एकत्र किए जाते हैं। इस संकल्पना में समय की उपयोगिता को ही लक्षित किया गया। इस दृष्टिकोण में कार्य की गुणवत्ता या आय नहीं झलकती। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 1999-2000 में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 1.1.2000 को कुल कार्य बल साधारण स्थैतिक दृष्टि से (सैद्वान्तिक व सहायक दोनों क्रियाकलापों को मिलाकर) 406 लाख था। कुल कार्य-बल का लगभग 7% औपचारिक या संगठनात्मक भाग में (सभी जनसेवा संगठन और सभी गैर कृषि संबंधी निजी उपक्रम, जिनमें 10 या अधिक लोग काम करें) में कार्यरत थे। जबकि शेष बचे 93% अनौपचारिक/असंगठित उपक्रमों में काम करते हैं। श्रम मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के द्वारा संगठित उपक्रमों के रोजगार के आकार का अनुमान करवाया गया। संगठित उपक्रमों में अतिरिक्त श्रमबल को खपा पाने की क्षमता, चालू आधुनिकीकरण व स्वत: संचालन को ध्यान में रखे, तो सीमित ही है, दूसरे शब्दों में, श्रमबल में आश्चर्यजनक अनुपात वृ्द्वि असंगठित उपक्रमों में खपानी होगी। लगभग 369 मिलियन कर्मी आज तक भारत के असंगठित/अनौपचारिक उपक्रमों में ही कार्यरत है, इस कार्य बल में अधिकांशत: कृषिकर्मी ही हैं
इस दृष्टिकोण के अनुसार रोजगार और बेरोजगारों के विवरण की अधोलिखित छवि उभरती है-
तालिका-I
जनसंख्या अनुमान, श्रमबल, रोजगार व बेरोजगार (मिलियन में)
	
	1983
	1988
	1994
	1999-2000

	अनुमानित जनसंख्या
	718.21
	790.00
	895.05
	1004.10

	श्रमबल
	308.64
	333.49
	391.94
	406.05

	रोजगार प्राप्त
	302.75
	324.29
	374.45
	397.00

	बेरोजगार
	5.89
	9.2
	7.49
	9.05

	बेरोजगारी दर (श्रम बल के प्रतिशत रूप में)
	1.91
	2.76
	1.96
	2.23

	संगठित उपक्रमों में रोजगार प्राप्त
	24.01
	25.71
	27.37
	28.11

	असंगठित उपक्रमों में रोजगार प्राप्त
	278.74
	298.58
	347.08
	368.89


सकल विकास दर 
   7.7

    3.8
    5.9
  6.4
नोट:-
1) रोजगार/बेरोजगार, बेरोजगारी दर, और श्रम बल सभी साधारण अवस्थिति के आधार पर तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न अनुमान-चक्रों पर आधारित हैं।
2) जनसंख्या अनुमान, जनसंख्या आंकलन कमेटी के विशेषज्ञों के आंकलन के अनुरूप हैं।
3) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संकलित डाटा के आधार पर, संगठित उपक्रमों में रोजगार का प्रतिपादन है।
4) सकल विकास दर (GDP) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध हैं।
1983-2000 के बीच श्रमबल का विकास, रोजगार और बेरोजगार अधोलिखित है।
तालिका - 2
जनसंख्या विकास, श्रम बल, रोजगार प्राप्त और बेरोजगार
	
	विकास दर (%)
	1983-94
	1994-2000

	i
	जनसंख्या
	2.12
	1.93

	ii
	श्रम बल
	2.05
	1.03

	iii
	रोजगार 
	2.04
	0.98

	iv
	संगठित उपक्रमों में रोजगार प्राप्त
	1.20
	0.53

	
	सार्वजनिक
निजी
	1.52
0.45
	-0.03
1.87


नोट: 
रोजगार, बेरोजगारी, बेरोजगारी दर और श्रम बल साधारण अवस्थिति के आधार पर और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुमानों के विभिन्न चक्रों पर आधारित है। जनसंख्या अनुमान, जनसंख्या प्रक्षेपण कमेटी के विशेषज्ञों के प्रक्षेपण पर, आधारित है।
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के संकलित डाटा के आधार पर संगठित उपक्रमों में रोजगार का आंकलन है। सकल विकास दर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध है।
श्रम बल के विकास, रोजगार, जनसंख्या और संगठित उपक्रमों में रोजगार की दरे, सकलित विकास दर हैं। 
एक विशिष्ट समूह जिसके अध्यक्ष डॉ. एस.पी.गुप्ता थे, ने आजकल की (वर्तमान) दैनिक स्थिति को दृष्टि और रोजगार, बेरोजगारी एवं श्रम बल की दृष्टि से, आकलित किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान बेरोजगारी की स्थिति 27 मिलियन थी। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कार्य को पूर्णतया प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान ही रोजगार के रूप में माना गया। श्रम बल और नियोजित के बीच का अंतर बेरोजगारी के अनुमान प्रदान करता है। 
रोजगार और बेरोजगारी विवरण के विशिष्ट बिंदु हैं:-
-
1983-94 के दौरान रोजगार विकास दर 2.04% प्रतिवर्ष की तेज दर से गिरी, जबकि 1994-2000 के बीच यह 0.98% प्रतिवर्ष रही।
-
1983-94 के मध्य श्रम बल के विकास में 2.05% प्रतिवर्ष की तेज गिरावट रही, जबकि 1994-2000 के बीच यही 1.03% प्रतिवर्ष ही रही।
-
रोजगार की विकास दर का श्रम बल की विकास दर से कम रहना बेरोजगारी की दर को दर्शाता है।
-
खुले तौर पर बेरोजगारी, जोकि 9 मिलियन के स्तर पर है, देश की विशाल जनसंख्या आकृति की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है।
-
हालांकि, खुले तौर पर बेरोजगारी केवल 2.23% (9 लाख), गरीबी रेखा से नीचे जीने वालो का प्रतिशत 26.1% है। वास्तव में रोजगार प्राप्त कर लेना ही गरीबी हटने की गारंटी नहीं है। जैसे कि हमारी स्थिति ये यह अत्यधिक निचले स्तर की जीविका को लक्षित करती है।
-
1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों का प्रतिशत 36% था जो कि 1994-2000 में, नियोजितों के आय स्तर में सुधार को लक्षित करने हुए घटकर 26.1% रह गया।
-
संगठित क्षेत्रों के उपक्रमों में रोजगार विकसित नही हो पा रहे। ये कुल रोजगार का 7% भाग है।
-
वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान स्वरोजगार में गिरावट, जबकि नियमित वैतनिक और सामयिक रोजगार में वृद्वि दिखाई पडी।
-
ग्रामीण क्षेत्रों में औसत दैनिक मजदूरी आय में ठोस सुधार हुए।
6.
भारत मे रोजगार सृजन:-
-
कुल नियोजितों का 7% संगठित क्षेत्र में है अर्थात् रोजगार के मामले में असंठित क्षेत्र अधिक प्रभावी है। 
-
संगठित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन  इतना अधिक नहीं है अर्थात् संगठित क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी वाले अतिरिक्त रोजगार लगातार कम ही बने रहे।
-
तृतीय श्रेणी के क्षेत्रों विशेषकर सेवा उद्योगों में पर्याप्त रोजगार सृजन हुआ।
-
छोटे और असंगठित क्षेत्रों अर्थात छोटे और छुटपुट अद्यमों में बड़ी मात्रा में रोजगार-विकास हुआ।
-
स्वरोजगार एवं सामयिक रोजगार ने बेरोजगारों के पुनर्वास में एक अहम भूमिका अदा की।
7.
रोजगार व बेरोजगारी में प्रवृत्ति

डेटा द्वारा उभरकर आए विशिष्ट बिंदु इस प्रकार हैं :-
(1) श्रम बल और जनसंख्या विकास में पर्याप्त गिरावट देखी गई। यह सकारात्मक लक्षण है। जबकि जनसंख्या की विकास दर में कमी का कारण सरकारी प्रयासों और लोगों में जागरुकता हो सकते है, श्रम बल में ऐसी गिरावट को पूर्णतया विश्लेषित नही किया जा सका। इसके कारणों में से एक यह हो सकता है कि अब अधिक बच्चे (विशेषकर लड़कियां) श्रम बलों में न जाकर शिक्षण संस्थानों में जाने लगे हैं।
(2) 1994-2000 के दौरान रोजगार विकास अभूतपूर्व तरीके से गिरा और इसी समय विकास कोई खास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वह मात्र अनौपचारिक क्षेत्रों में था, जहां रोजगार की गुणवत्ता अच्छी नहीं है।
(3) पहले जब श्रम बल विकास की दर आश्चर्यजनक तरीके से गिरी तो रोजगार विकास दर में कमी ने, कुल रोजगार व बेरोजगारी परिदृश्य को कोई प्रभावित नहीं किया।
(4) निजी क्षेत्रों में संगठित क्षेत्रों के रोजगार के छुटपुट विकास देखे गए। जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में नकरात्मक विकास पाया गया। कुल संगठित क्षेत्र रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्रों का भाग लगभग 3/4 है। निजी क्षेत्रों के रोजगार में वृद्वि से संगठित क्षेत्रों का हाल नहीं बदल सकता।
(5) वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण तथा योजना प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न पारितोषिक नीतियों के बावजूद संगठित क्षेत्रों में रोजगार कोई खास नहीं सुधरा। अनौपचारिक क्षेत्रों का विकास मूलत: आवश्यकता के अनुसार होता है। अत: साधारण विकास-प्रक्रिया से किस सीमा तक रोजगार सृजन हो सकता है, जबकि सकल विकास दर (GDP) के रूप में आर्थिक विकास भी हो, चर्चाओं का एक अहम् विषय रहा। यदि बेरोजगारी को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा माना जाए तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे पास राष्ट्रीय योजना के विकास उद्देश्य के अतिरिक्त भी कोई रोजगार उद्देश्य होना चाहिए। 
(6) संगठित क्षेत्रों में विकास, विशेषकर छोटे-मोटे तौर पर स्थानीय नीतियों के कारण बाधित हुए। छोटे संगठित क्षेत्रों में अनेकों दबाव जैसे- कौशलरहित लोगों को रोजगार देना, नकदी अभिदान आदि, होते हैं। जिन्हें उद्यम झेल पाने में समर्थ नहीं होता। परिणामस्वरूप उद्यम व्यवहार्य नहीं रहता। या फिर उद्यमी को निवेश करना बहुत जोखिम भरा लगता है।
(7) विभिन्न कारण, जिनमें श्रम-कानूनों की अनदेखी भी होती है, से विभिन्न स्थानों में उद्यमी छोटे-2 स्तरों पर ही बने रहना चाहते हैं।
(8) वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढी है और छोटे उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है।
(9) रोजगार विकास दर और आर्थिक विकास दरों में परस्पर कोई संबंध नहीं जान पड़ता। अत: सकल विकास दर (जीडीपी) के आधार पर रोजगार का आकलन (रोजगार लचक के अनुरूप इसका आकलन) तर्क संगत नहीं लगता। योजना आयोग ने ऐसे आकलनों का प्रयोग किया और हमने देखा यह सदैव लक्ष्य से दूर ही रहा।
8.
भारत में श्रम बल का दक्षता / कौशल स्तर
ग्रामीण ही नही शहरी क्षेत्रों में भी श्रम बल का एक बड़ा भाग किसी भी प्रकार की पहचानपूर्ण विपणन योग्य कौशल से रहित है। शहरों में, पुरुषों में लगभग 19.6% और महिलाओं के 11.2% कर्मचारी ही विपणन योग्य अपेक्षित कौशल रखते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों 10% पुरुष और 6.3% महिलाएं ही विपणन योग्य कौशल प्राप्त कर्मी हैं।
-
रोजगार कार्यालय में अधिकांश रोजगार ढूंढ़ने वाले (लगभग 80%) के पास किसी भी तरह का व्यावसायिक कौशल नहीं होता।
अंतर्राष्ट्रीय तुलना
-
अन्य देशों की तुलना में भारत में श्रम बल में व्यावसायिक कौशल के स्तर बहुत 
नीचे हैं
-
20-24
वर्ष की आयु वर्ग के केवल 5% भारतीय श्रम बल ही औपचारिक प्रशिक्षण द्वारा व्यवसायिक कौशल पाते हैं जबकि औद्योगिक देशों में इटली को छोड़कर यह प्रतिशत 60-80% के बीच है, जहां पर यह 44% है। कोरिया में यह प्रतिशत अभूतपूर्व रूप से 96% प्रतिशत है, जो कि हाल ही में औद्योगिक देशों की श्रेणी में शामिल हुआ। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों का प्रतिशत काफी कम हैं, परंतु वहां भी भारत से तो ऊंचा ही है जैसे मैक्सिको 28% और बोत्स्वाना 22%। परिभाषाओं के अंतर देशों की परस्पर तुलना को कुछ हद तक अविश्वसनीय बना देते है परंतु भारत में इसका स्तर स्पष्ट तौर पर बहुत ही कम है।
9.
रोजगार के अनुरूप प्रशिक्षण आवश्यकताएं 
-
रोजगार के इच्छुक लोगों का कौशल आधार और रोजगार अवसरों की कौशल-अपेक्षाओं में तालमेल की कमी से बेरोजगारी की समस्या का एक भाग उत्पन्न होता है। 
-
शिक्षा (विशेषकर उच्च शिक्षा) के तेजी से प्रसार ने भी श्रम बाजार के तालमेल की कमी को बढ़ाया है। जबकि प्राय: स्नातकों, कला, कामर्स व साइंस के परास्नातकों के रूप में रोजगार के इच्छुक लोगों के बडे आनुपातिक भाग में मध्यम स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधसंबंधी कौशल का अभाव पाया जाता हैं। अधिकांशत: निजी तौर पर कम निजी लागत के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा की ऊंची निजी दरें ही शिक्षित बेरोजगारी की उच्च घटनाओं के बावजूद उच्च शिक्षा की ओर भागने का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। 
-
अर्थतंत्र में तेजी से हो रही बदलाव-प्रक्रिया से यह तालमेल और अधिक गंभीर होने की सम्भावना है। 
-
इसलिए जरुरी हो गया है कि शैक्षिक व प्रशिक्षण  व्यवस्था को इस तरह पुनर्गठित किया जाए, ताकि उनकी मध्यम और दीर्घकालिक आपूर्ति क्षमता और अपेक्षित कौशल और प्रशिक्षण व्यवस्था में अधिक लचीलापन हो। ताकि वह थोडे-समय में ही श्रम-बाजार में हो रहे बदलावों की शीघ्र प्रतिक्रिया दे पाये।
-
असंगठित क्षेत्रों के दिहाड़ी-मजदूरों, स्वरोजगार में रत कर्मियों की बड़ी संख्या की कौशल-संबधी प्रगति के लिए व्यवस्था में समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध हो। ताकि वे अपनी उत्पादकता और आय-स्तरों को सुधार सकें। 
-
वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) / औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (ITC`s) जैसे प्रशिक्षण संस्थान (जहां 4700 संस्थानों/केंद्रो द्वारा 6.9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता है) संगठित उद्योगों के कुशल कर्मचारियों की जरुरतों के बडे भाग की आपूर्ति कर रहे हैं। हालांकि श्रम बाजार के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया की दृष्टि से ही इन संस्थानों के कोर्सों के पुनर्गठन और पुन: स्थिति निश्चयन की आवश्यकता अनुभव होती है।
-
प्रशिक्षण के उत्तरदायित्व के कई एजेंसियों (-केंद्रीय और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठन और निजी निकायों) में बंटे होने से उनमें विभिन्न स्तरों पर परस्पर तालमेल दृढ़ करने और स्पष्टीकरण की जरुरत है।
-
प्रशिक्षण प्रणाली की योजना बनाने और लागू करने में उद्योग की अत्यधिक सक्रियता, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरुरी है।
10.
हाल की नीतिगत अनुशंसाएं:
10.1
देश में रोजगार और बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में योजना आयोग ने एक कार्य-बल का गठन डॉ. एम.एस. अहलुवालिया की अध्यक्षता में किया जो कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के विस्तृत आंकड़ों और दस वर्ष के समय में 100 मिलियन रोजगार (10 मिलियन प्रतिवर्ष) सृजन करने के लिए मापदंडों के बारे में सलाह देगा।

कार्य बल ने पांच प्रमुख क्षेत्रों में मध्यस्थता की अनुशंसा इस प्रकार की है:-
-
निम्न आय वर्ग के श्रमिकों की आय के विस्तार को सम्भावित रूप से सुनिश्चित करने वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर देकर सकल विकास दर (जीडीपी) के विकास की दर को और वढ़ाना।
-
व्यक्तिगत क्षेत्र में ऐसी समुचित क्षेत्रीय स्तर नीतियों का अनुसरण करना जो रोजगार सृजन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्रीय स्तर नीतियाँ व्यापक तौर पर सकल विकास दर के विकास के उद्देश्य के अनुकूल हों। 
-
ऐसे सुभेद्य समूहों की सहायता करने पर अभिकेंद्रित वर्तमान गतिविधियों से आय-उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगारोत्पादन के लक्ष्याधारित विशिष्ट कार्यक्रम लागू करना जिन्हें साधारण विकासोन्मुखी नीतियों का पर्याप्त लाभ न मिल पाए।
-
कौशल-विकास और शिक्षा संबंधी समुचित नीतियों को लागू करना, जो कि श्रम बल की गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन मे सक्षम विकास-प्रक्रिया की सहायक बनकर उसे बढ़ा सके।
-
ये सुनिश्चित करे कि श्रम बाजार को चलाने वाली नीतियां और कानूनी वातावरण, अधिक श्रमिकों की खपत के लिए प्रोत्साहित करे (विशेषकर संगठित क्षेत्रों में)।
10.2 विभिन्न एजेंसियां जैसे मैकिंसे एण्ड कम्पनी आदि ने भी विवरणों का अध्ययन किया और कुछ नीतिगत अनुशंसाएं दी। मैकिंसे एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट में सुझाई गई नीतिगत अनुशंसाएं, इस प्रकार हैं।
-
लघु उद्योगों के लिए उत्पाद आरक्षण न हो। 
-
एक क्षेत्र की सभी कंपनियों पर बराबर बिक्री कर, और उत्पाद शुल्क लगें और इन्हें कड़ाई से लागू किया जाए।
-
टेलिकॉंम और विद्युत क्षेत्रों में सक्षम नियामक निकायों और प्रभावशाली नियामक ढांचा तैयार करें।
-
उद्योग में खिलाड़ियों की संख्या को सीमित करने वाली सभी लाइसेंस और अर्ध-
लाइसेंस प्रक्रियाओं को हटाएं।
-
अगले पांच वर्षों तक आसियान (ASEAN) स्तरों (10%) के आयात अधिमार को 
कम किया जाए।
-
खुदरा-क्षेत्रों में एफ.डीआई. से प्रतिबंध हटाकर सभी क्षेत्रों में शत प्रतिशत एफ.डी.आई. की स्वीकृति दें।
-
अस्पष्ट अचल सम्पदा अधिकारों का समाधान करें।
-
किराएदारी कानून में बदलाव करके किरायों को बाजार मूल्य के अनुरूप बनाया जाए।
-
सभी राजकीय और केन्द्रीय जन कल्याण क्षेत्रीय एककों का निजीकरण हो।
-
औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुभाग-5 बी को रद्द करते हुए श्रम-कानूनों को सुधारा जाए और ठेकेदारी के श्रम बल के प्रयोग में लचीलापन प्रदान किया जाए।
-
निजी खिलाडियों के वर्तमान परिवहन तंत्र के प्रबंधन को हस्तांतरित करें और निजी क्षेत्र को नये ढांचे के निर्माण और प्रबंधन का अनुबंध दें।
-
कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।
-
उपभोक्ता अधिभार, स्टाम्प शुल्क और संपत्ति करों को और तर्कसंगत किया जाए।
उनके अनुसार यदि इन नीतिगत अनुशंसाओ को लागू किया जाए तो 75 मिलियन रोजगार उत्पन्न किए जा सकते है। जो कि कार्य बल की अपेक्षित लहर को खपाने के लिए पर्याप्त है।
-
हालांकि मैकिंसे एण्ड कम्पनी की नीतिगत अनुशंसाएं रोचक हैं परन्तु रिपोर्ट के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि इससे हरेक क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कंपनियो के लिए अर्थव्यवस्था के मार्ग खुल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में, स्थानीय उद्योगों को श्रम बाजार में बने रहना कठिन हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था बाहरी एजेंसियों के ही प्रभाव में हो जाएगी।
-
रिपोर्ट अनुशंसाओं को लागू करने से होने वाली रोजगार हानियों का विश्लेषण नहीं करती। कार्य की हानि से अतिरिक्त रोजगार सृजन गड़बडा सकता है। इसलिए अनुशंसित कदमों जैसे खतरनाक कदम उठाने से पहले आगे और अध्ययन की जरुरत है।
10.3 योजना आयोग ने, वहीं के सदस्य डॉ. एसपी गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष समूह गठित किया जो कि दसवीं योजना में एक करोड़ लोगों के लिए प्रतिवर्ष लाभकारी रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम के बारे में सलाह देगा। इस समूह ने मई 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
विशेष समूह ने निम्नलिखित क्षेत्रों में गहन श्रमिक गतिविधियों के पक्ष में दसवीं योजना के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए पुनर्गठन की सलाह दी।
(अ)
कृषि और सहायक क्षेत्र 
(आ)
देश में कृषि वानिकी के माध्यम से हरियाली 
(इ)
जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जारोपण 
(ई)
ग्रामीण क्षेत्र और छोटे व मध्यम उद्यम (एसएमई'ज)
(उ)
शिक्षा और साक्षरता 
(ऊ)
आईसीटी विकास के माध्यम से रोजगार 
(ए)
स्वास्थ्य, परिवार और बाल कल्याण 
विशेष समूह की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं योजना में उत्पन्न होने वाले प्रस्तावित 5 करोड  रोजगार अवसरों में से लगभग 2 करोड़ विशिष्ट रोजगार सृजन कार्यक्रम से और 3 करोड़ विकास-वृद्वि से प्राप्त होंगे। रोजगार अवसरों की अनुमानित रूपरेखा अधोलिखित है-
विभिन्न क्षेत्रों में संभावित रोजगार अवसरों का अनुमान
	क्षेत्र /कार्यक्रम 
	10वीं योजना में उत्पन्न कुल अतिरिक्त रोजगार अवसर (लाखों में)
	कुल (लाखों में)

	
	विकासाधारित
	कार्यक्रमाधारित 
	

	वर्षाधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सिंचाई विकास परियोजना सहित कृषि (NSDRPA), खेत प्रंबंधन-कार्यक्रम, कृषि क्लीनिक, हरा-भरा भारत कार्यक्रम, सिंचित और गैर-उपजाऊ भूमि विकास, औषधीयवृक्ष, बॉस-विकास व ऊर्जावृक्षारोपण जैसे इथनोल आदि।
	4.1
	90.6
	94.7

	खनन व खनिज
	-2.0
	
	-2.1

	निर्माण (प्रधानमंत्री रोजगार योजना {पीएमआरवी}और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम {आरईजीपी} के अतिरिक्त
	14.2
(बड़े निर्माता)
60.0 (एसएसआई)
	
	14.2
60.0

	विद्युत गैस एवं जल
	-2.1
	
	-2.1

	निर्माण
	63.0
	
	63.0

	व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट
	112.3
	
	112.3

	परिवहन, भंडारण व संचार
	55.1
	
	55.1

	वित्तीय क्षेत्र
	19.3
	
	19.3

	सामुदायिक क्षेत्र
	- 27.1
	32.0
	4.9

	विशेष कार्यक्रम:
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई),
(एसएसआई) और आरईजीपी (केवीआईसी)
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 
और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)
	
	22.0
20.0
12.9
7.7
8.0
	22.0
20.0
12.9
7.7
8.0

	कुल
	296.8
	193.2
	490.0


नोट:
पूर्णांक किए जाने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है
स्त्रोत: विशेष समूह की रिपोर्ट
